
गृह मंत्रालय

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने
आज असम के  गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में तीन
नए आपराधिक कानूनों के  कार्यान्वयन पर समीक्षा

बैठक की अध्यक्षता की

मोदी सरकार नॉर्थईस्ट की जनता को त्वरित न्याय और
पारदर्शी न्याय प्रणाली प्रदान करने के  प्रति कटिबद्ध है

पूर्वोत्तर के  सभी राज्य नए आपराधिक कानूनों पर शत-प्रतिशत
पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें

गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थईस्ट के  राज्यों में पुलिस का ज्यादा
ध्यान जनता के  अधिकारों को सुनिश्चित करने पर हो

असम ने 60-90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के  अंदर 66%
मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर अच्छा काम किया, बाकी

सभी राज्य भी इसका अनुसरण करें

ट्रा यल इन एब्सेंशिया के  प्रावधान का उपयोग हो, जिससे भगोड़े
अपराधियों को देश वापिस लाने में मदद मिलेगी

आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध के  मामले दर्ज
करने में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दखल नहीं  होना

चाहिए

मं त्री ने के धि जाँ वि तै की



गृह मंत्री ने असम के  आपराधिक जाँच विभाग द्वारा तैयार की
गई पुस्तक ‘New Criminal Laws: Standard Operating

Procedures and Rules’ का विमोचन भी किया
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के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज असम के  गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में
तीन नए आपराधिक कानूनों के  कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

गृह मंत्री ने असम के  आपराधिक जाँच विभाग (CID) द्वारा तैयार की गई पुस्तक ‘New
Criminal Laws: Standard Operating Procedures and Rules’ का विमोचन भी किया।



बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरे न्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के
पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में असम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के  मुख्यमंत्री तथा मणिपुर
के  राज्यपाल शामिल हुए।

के न्द्रीय गृह सचिव, पूर्वोत्तर राज्यों के  मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान
एवं विकास ब्यूरो (BPRD) के  महानिदेशक, राष्ट्री य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के  निदेशक
और के न्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के  अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित
थे।

बैठक के  दौरान अपने संबोधन में के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री
नरेन्द्र मोदी जी के  नेतृत्व में के न्द्र सरकार, नॉर्थईस्ट की जनता को त्वरित न्याय और पारदर्शी
न्याय प्रणाली प्रदान करने के  प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को
मज़बूत करने के  लिए अपराधों के  खिलाफ बिना देरी के  रिपोर्ट दर्ज कराना ज़रूरी है।



श्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर अमल की दिशा में पूर्वोत्तर राज्यों को
और अधिक काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर पूरी तरह
अमल होने के  बाद इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा
और किसी बी मामले में एफआईआर दर्ज होने के  3 साल के  अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल
सके गा।

के न्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध के  मामले दर्ज
करने में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दखल नहीं  होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के
सभी राज्य नए आपराधिक कानूनों पर शत-प्रतिशत पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें ।

श्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के  मुख्यमंत्रियों से हर माह कानूनों के  अमल पर समीक्षा बैठक
करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्यों के  पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों से भी हर
15 दिन में इस पर समीक्षा बैठक करने को कहा।



के न्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रशासन को ज़मीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए और पुलिस स्टेशन
को लोगों को न्याय दिलाने का स्थान बनना चाहिए और यह तभी संभव है जब तीनों कानूनों पर
शत-प्रतिशत अमल हो। उन्होंने असम सरकार को 60-90 दिनों की निर्धारित समयसीमा के
अंदर 66 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने को सुनिश्चित करने पर बधाई दी और
कहा कि बाकी सभी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा
में प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। गृह मंत्री ने ई-साक्ष्य को जल्द से जल्द लागू करने
की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे  पास पर्याप्त साइं टिफिक ऑफिसर्स
नहीं  होंगे तब तक एफएसएल की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक आरोपपत्र दाखिल नहीं  कर
सकें गे। उन्होंने ट्रा यल इन एब्सेंशिया के  प्रावधान का उपयोग करने को कहा जिससे भगोड़े
अपराधियों को देश वापिस लाने में मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन को जितना ताकतवर बनाएं गे उतना
ही लोगों को न्याय दिलाने में हमें आसानी होगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट में लंबे समय तक
उग्रवाद के  कारण पुलिस का पूरा ध्यान इसके  खिलाफ लड़ने में था, लेकिन अब इस क्षेत्र में
उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस का ध्यान लोगों के  शरीर,
संपत्ति और सम्मान की रक्षा की ओर होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार लगभग
पौने 4 साल लंबे और विस्तृत विचार विमर्श के  बाद ये तीनों कानून लाई है।
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